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 Title:  Need  to  repeal  sections  81  and  33  of  Delhi  Land  Reforms  Act,  1954.

 थी  Haz  सिंह  (अमरोहा)  ५:  मैं  दिल्ली  भूमि  सुधार  अधिनियम,  1954.0  के  सेक्शन  81  एवं  33  के  कारण  दिल्ली  के  किसानों  के  उत्पीड़न  के  बां  में  बताना  चाहता  हैं|  दिल्ली के  किसान
 सेक्शन  81  के  कारण  अपनी  कृषि  भूमि  को  गैर  कृषि  भूमि  में  बरन  सभा  में  निहित  होनें  के  डर  से  हमेंशा  भयभीत  रहते  हैं।  अगर  वें  उस  भूमि  पर  अपने  अथवा  माली  के  रहने  के  लिए  एक  कमरा  भी
 बनता  लेते  हैं  तो  पटवारी  उसकी  जमीन  को  गम  सभा  में  शामिल  करने  की  धमकी  देकर  उससे  रिश्वत  की  माँग  करते  हैं  तथा  रिश्वत  न  देने  पर  उसको  सेक्शन  81  के  तहत  नोटिस  दे  दिया  जाता  है
 और  उसकी  जमीन  को  बरम  सभा  में  वेस्ट  कर  दिया  जाता  है।  आज  अधिकतर  खेतों  के  बोरिग  जल  स्तर  नीचे  जानें  के  कारण  ba  हो  गए  हैं  तथा  लए  बोरिग  कराने  की  अनुमति  नहीं  हैी  बिना  पानी  के
 खेती  कैसे  हा  सकती  हैं?  अगर  पानी  के  अश्व  में  खेत  खाली  रह  जाता  है  तो  भी  81  का  नोटिस  दे  दिया  जाता  हैं।  यह  दोनों  ही  कानून  विरोधाभासी हैं|  अगर  इसको  जारी  रखना  हैं  तो  खेतों  में  बोरिग
 करने  की  अनुमति ठी  जाए।  तेजी  से  हो  रहे  शहरीकरण  के  कारण  दिल्ली  भूमि  सुधार  अधिनियम  के  सेक्शन  81  की  उपयोगिता  काफी  हद  तक  समाप्त  सी  हो  रही  हैं  तथा  यह  मातू  किसानों  के  उत्पीड़न
 तथा  सरकारी  अधिकारियों  के  भ्रष्टाचार  का  माध्यम  बनकर  रह  गया  हैं।  सेक्शन  33  कहता  है  कि  कोई  भी  किसान  अपनी  08  एकड़  से  कम  जमीन  नहीं  बेच  सकता  है  अगर  उसको  बेचना  है  तो  पूरी
 08  एकड़  जमीन  डी  बेचनी  eft,  आज  लाखों.  किसान  ऐसे  हैं  जिनके  पास  08  एकड़  से  कम  भूमि  है।

 इस  सेक्शन  के  कारण  किसान  अपनी  संपत्ति  को  अपनी  अत्यंत  व्यक्तिगत  आवश्यकता  जैसे  बातों  की  शादी,  मकान  की  मरम्मत  अथवा  किसी  आकस्मिक  आवश्यकता  के  लिए  भी  at  बेच  पाता  हैं।
 अगर  कोई  अपनी  कम  जमीन  बेचता  है  तो  उसे  और  पैसे  खर्च  करने  पड़ते  हैं  क्योंकि  उसको  सेक्शन  33  के  बायपास  करने  के  लिए  बाकी  की  जमीन  को  अपने  पत्तों  या  अपने  परिवार  में  किसी  के  लाम
 करवाना  पड़ता  हैं,

 अतः  मेरा  मंव  सरकार  से  sige  हैं  कि  दिल्ली  के  किसानों  के  इस  मामले  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करके  सेक्शन  81  तथा  33  को  निरस्त  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  जाएं।


